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जिसका उत्‍तर 30 नवंबर, 2015 को दिया जाना है ।
.....
गंगा की सफाई
144. श्रीमती शशिकला पुष्पा :
क्‍या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(1) क्या यह सच है कि सरकार ने गंगा की सफाई/पुनरूद्धार का निर्णय लिया है; 
(2) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है; 
(3) गंगा पुनरूद्धार परियोजना के प्रारंभ से इसके लिए आबंटित/व्यय की गई राशि सहित इस संबंध में उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और
(4) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री  (सुश्री उमा भारती)
(क) और (ख) जी, हां। गंगा की सफाई का कार्य गंगा कार्य योजना (जीएपी) के अंतर्गत 1985 में शुरू किया गया था। गंगा कार्य योजना (जीएपी) चरण-। केन्द्रीय वित्त पोषित स्कीम के रूप में वर्ष 1985 में शुरू की गई थी और उसके बाद 1993 में जीएपी चरण-।। शुरू की गई थी। चूंकि जीएपी के माध्यम से गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या का पूरी तरह समाधान नहीं हो सका, अतः सरकार ने समग्र और एकीकृत नदी बेसिन दृष्टिकोण में परिवर्तन किया। केन्द्र सरकार ने नदी बेसिन को आयोजना की एक इकाई मानते हुए समग्र दृष्टिकोण अपनाकर गंगा नदी में प्रभावी प्रदूषण उपशमन और नदी का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए गंगा नदी के लिए एक अधिकार प्राप्त योजना, वित्त पोषण, निगरानी और समन्वय प्राधिकरण के रूप में वर्ष 2009 में ‘राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीआरबीए)’ की स्थापना की है। मंत्रिमंडल ने एक व्यापक कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए एक विस्तृत विचाराधारा के रूप में 13 मई, 2015 को नमामि गंगे कार्यक्रम अनुमोदित किया।
सीवेज को रोकने और उसका मार्ग परिवर्तित करने तथा सीवेज परिशोधित संयंत्रों की स्थापना सहित विभिन्न प्रदूषण उपशमन स्कीमें जीएपी के अंतर्गत शुरू की गई थी। जीएपी के दोनों चरणों के तहत गंगा नदी के पता लगाए गए प्रदूषित खंडों में प्रदूषण उपशमन कार्यों के लिए कुल 575 स्कीमें मंजूर की गई हैं जिनमें से 1098 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) की प्रदूषण मात्रा को परिशोधित करने की क्षमता वाली 524 स्कीमें शुरू की गई हैं। जीएपी । और ।। के अंतर्गत क्रमशः 869 एमएलडी और 229 एमएलडी की क्षमता सृजित की जा चुकी है। एनजीआरबीए के अंतर्गत अब तक 25 परियोजनाएं (पश्चिम बंगाल में 23 नदी तट विकास और संबंधित परियोजनाएं तथा उत्तराखंड में 2 सीवरेज परियोजनाएं) पूरी हो चुकी हैं और गंगा की मुख्य धारा के 5 राज्यों में 35 परियोजनाएं (उत्तराखंड में 13, उत्तर प्रदेश में 8, बिहार में 4 और पश्चिम बंगाल में 4) कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इनमें 6 सांस्थानिक और कार्यान्वयन सहायता परियोजनाएं शामिल हैं।
(ग) 31 मार्च, 2013 तक जीएपी चरण । एवं ।। के अंतर्गत कुल खर्च 938.57 करोड़ रूपए का है। एनजीआरबीए के अंतर्गत 31.3.2015 तक 1177.64 करोड़ रूपए की अतिरिक्त राशि खर्च की गई थी। वर्ष 2015-16 के लिए 2750.00 करोड़ रूपए के आबंटन में से 31.10.2015 तक 760.00 करोड़ रूपए खर्च किए जा चुके हैं।
(घ) सरकार, सीवेज परिशोधन संयंत्रों, साझा बहिस्राव परिशोधन संयंत्रों के निर्माण, घाट विकास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा जैव-विविधता संरक्षण, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, गंगा नदी के किनारे स्थित गांवों को खुले में मल त्याग से मुक्त करने, शोध अध्ययन और सार्वजनिक ऑउटरीच कार्यक्रमों जैसे अन्य कार्यकलापों के माध्यम से प्रदूषण उपशमन की स्कीमें कार्यान्वित कर रही है।    
